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राजमार्ग परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा
3942. श्री नारायण लाल पंचारियाः 
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान राजमार्ग परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे में बढ़ोतरी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को भूमि का मालिकाना हक रखने वाले व्यक्तियों से राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अपनी भूमि के अधिग्रहण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और
(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क) और (ख):
राष्‍ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए भूमि का अधिग्रहण राष्‍ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत किया जाता है और मुआवजे की धनराशि का निर्धारण भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्‍थापन (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 की प्रथम अनुसूची के अनुसार किया जाता है। राष्‍ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 को दिनांक 01.01.2015 से अपनाने के साथ, भू-स्‍वामियों को अदा किए जाने वाला मुआवजा काफी बढ़ गया है। 
(ग) और (घ):
राष्‍ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण भूमि रखने वाले किसी व्‍यक्‍ति विशेष से प्राप्‍त प्रस्‍ताव के आधार पर नहीं किया जाता बल्‍कि भूमि का अधिग्रहण राष्‍ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमोदित सड़क संरेखण के आधार पर किया जाता है। तथापि, मुकदमेबाजी को कम-से-कम करने की अत्‍यंत आवश्‍यकता पर विचार करते हुए और राष्‍ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भूमि की शीघ्र उपलब्‍धता को सुनिश्‍चित करने के लिए, संबंधित राज्‍य सरकार के मौजूदा अधिनियमों/नियमों/नीतियों के अनुसार भू-स्‍वामियों की सहमति से प्रत्यक्ष खरीद माध्‍यम से राष्‍ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि प्रापण किया जा सकता है जो इस शर्त के अध्‍यधीन होगा कि इस प्रकार निकाली गई मुआवजे की कुल धनराशि उस धनराशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जब भूमि का अधिग्रहण राष्‍ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किया जाता है जो हर हाल में आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अदा किए जाने वाले मुआवजे के अनुरूप हो। 
*****
